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लोक सभा 
 अतारांविकत प्रश्न संख्या 4855

विदनांक 31.03.2023 को उत्तर विदए जाने के लिलए 

कु	ैत में काय(रत इजंीविनयर

4855.  एड	ोकेट ए. एम. आरिरफ़:

क्या वि	देश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे विकः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान विदया है विक कु	ैत सोसाइटी ऑफ इजंीविनयस( द्वारा भारतीय इजंीविनयरो द्वारा चलाए जा रहे
इजंीविनयरिंरग पाठ्यक्रमों के लिलए एनबीए प्रत्यायन पर जोर विदए जाने के कारण कु	ैत में  काम करने 	ाले अधिGकांश भारतीय
इजंीविनयरों की नौकरी चली जाएगी और यविद हां, तो तत्संबंGी ब्यौरा क्या ह ैऔर इस पर क्या कार(	ाई की गई ह;ै

(ख) क्या सरकार ने कु	ैत में संबंधिGत प्राधिGकारिरयों के साथ वि	चार-वि	मश( करके भारतीय इजंीविनयरों के विहतों की रक्षा करने 	ाले 
मामले का सौहाद(पूण( समाGान विनकालने के लिलए कोई कदम उठाए ह ैऔर यविद हां, तो तत्संबGी ब्यौरा क्या ह;ै और

(ग) कु	ैत में ऐसे काय(रत भारतीय इजंीविनयरों की संख्या विकतनी हैं जिजन्होंने 	र्ष( 2012 से पहले और बाद में पृथक-पृथक रूप में 
एनबीए से मान्यता प्राप्त और गैर-एनबीए मान्यता प्राप्त संस्थानो से स्नातक की उपाधिG प्राप्त की ह?ै

उत्तर 
वि	देश राज्य मंत्री

(श्री 	ी. मुरलीGरन)

(क) सरकार को कु	ैत में भारतीय इजंीविनयरों के समक्ष आने 	ाली कुछ कविठनाइयों की जानकारी है जो गैर-एनबीए प्रत्याधियत
संस्थानों से उत्तीण(  होने 	ाले इजंीविनयरों के संबंG में कु	ैत सोसाइटी ऑफ इजंीविनयस(  (केएसई) द्वारा अनापलित्त प्रमाणपत्र जारी
नहीं करने के कारण ह।ै 

(ख) भारत सरकार माच(  2018, जब कु	ैत के लोक प्राधिGकरण ने अपनी अधिGसूचना के तहत प्र	ासी इजंीविनयरों के विन	ास के
न	ीनीकरण के लिलए कु	ैत सोसाइटी ऑफ इजंीविनयस( से अनापलित्त प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आ	श्यकता को अविन	ाय(
कर विदया था, से इस मामले पर सविक्रय रूप से कार(	ाई रही ह।ै कु	ैत राज्य के साथ विद्वपक्षीय आदान-प्रदान के दौरान इस मुदे्द को
उच्च स्तर पर उठाया गया ह।ै

वि	देश मंत्रालय ने जून 2018 में कु	ैत के पब्लिब्लक अथॉरिरटी फॉर मैनपा	र और कु	ैत सोसाइटी ऑफ इजंीविनयस( के प्रधितविनधिGमंडल
को विदल्ली आने में  मदद की थी।  प्रधितविनधिGमंडल ने  मान	 संसाGन वि	कास मंत्रालय,  यूजीसी,  एआईसीटीई और एनबीए के
अधिGकारिरयों से मुलाकात की थी। इसके बाद भारत के दतूा	ास, कु	ैत और केएसई के बीच विनयविमत बठैकों के एक तंत्र के आGार
पर कई मामलों का समाGान विकया गया।

सरकार  ने  हाल  के  महीनों  में  सतत  संपक(  के  माध्यम  से  कु	ैती  पक्ष  को  भी  लगातार  स्पष्ट  विकया  है  विक  भारत  में
वि	श्ववि	द्यालयों/तकनीकी संस्थानों को यथालागू वि	श्ववि	द्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अलिखल भारतीय तकनीकी शिशक्षा परिरर्षद
(एआईसीटीई) के अनुमोदन की आ	श्यकता होती ह।ै राष्ट्र ीय प्रत्यायन बोड( और राष्ट्र ीय मूल्यांकन ए	ं प्रत्यायन परिरर्षद (एनएएसी)
सविहत  प्रत्यायन  अविन	ाय(  नहीं  ह।ै  भारत  में  गैर-एनबीए  प्रमुख  संस्थानों  {टॉप  नेशनल  इसं्टीट्यूशनल  रैंकिंकग  फे्रम	क(
(एनआईआरएफ) के तकनीकी संस्थानों और एआईसीटीई के अंतग(त एनएएसी द्वारा अनुमोविदत तकनीकी संस्थानों} ए	ं 'राष्ट्र ीय
महत्	 के संस्थानों' की एक व्यापक सूची भी कु	ैती प्राधिGकारिरयों के साथ साझा की गई ह।ै
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वि	देश मंत्रालय और शिशक्षा मंत्रालय कु	ैत में भारतीय इजंीविनयरों के प्रत्यायन से संबंधिGत मुद्दों पर प्रभा	ी ढंग से कार(	ाई करने के
लिलए एनबीए, यूजीसी और एआईसीटीई के साथ विनरतंर विमलकर काय(  कर रहे हैं। एनबीए उन गैर प्रत्याधियत भारतीय संस्थानों के
शीघ्र प्रत्यायन के लिलए काय( कर रहा है जिजनके इजंीविनयर/पेशे	र कु	ैत में काय(  कर रहे हैं। इन संस्थानों को उनके पाठ्यक्रमों के
प्रत्यायन हेतु आ	ेदन करने के लिलए राजी विकया जाता है और एनबीए द्वारा प्रत्यायन हेतु उनके आ	ेदनों पर प्राथविमकता के आGार
कार(	ाई की जाती ह।ै

(ग) वि	शिशष्ट डेटा उपलब्G नहीं ह।ै तथाविप, विदसंबर 2022 में भारत के दतूा	ास, कु	ैत द्वारा आयोजिजत एक ऑनलाइन पंजीकरण
अशिभयान के दौरान कु	ैत में लगभग 5500 भारतीय इजंीविनयरों ने पंजीकरण कराया।

*****
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